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भारत में बीमा वितरण व्यवस्था में सधुार 
सदंर्भ

•	 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा नियामक ढाँच ेकी व्यापक समीक्षा कर रहा ह,ै जिसमें 
वितरण व्यवस्था, मध्यस्थों के पारिश्रमिक, मलू्य निर्धारण और कॉरपोरेट प्रशासन में सधुार प्रमखु चितंाओ ंके रूप में उभर 
रह ेहैं।

भारत में बीमा क्षेत्र एवं इसके वितरण के बारे में

•	 बीमा भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्त्वपरू्ण घटक ह,ै जो जोखिम से सरुक्षा तथा दीर्घकालिक बचत और निवेश के 
लिए संसाधन उपलब्ध कराता ह।ै

•	 वित्त वर्ष 2025-26 में बीमा उद्योग की वार्षिक आय लगभग ₹13.4 लाख करोड़ रही, जिसमें ₹10 लाख करोड़ जीवन 
बीमा तथा ₹3.4 लाख करोड़ गैर-जीवन बीमा से प्राप्त हुए।

•	 भारत में बीमा का वितरण मखु्यतः विनियमित मध्यस्थों, जैसे व्यक्तिगत एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, बीमा ब्रोकर, वेब एग्रीगेटर 
और डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जाता ह।ै

•	 परू्व में बीमा अधिनियम, 1938 के अतंर्गत व्यय और कमीशन पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए गए थे।

•	 IRDAI के व्यय प्रबंधन (EOM) विनियम, 2024 ने बीमाकर्ताओ ंको अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के 
लिए कई उप-सीमाओ ंको कम किया। हालाँकि, समग्र EOM सीमा 30% निर्धारित रही।

बीमा का महत्त्व

•	 वित्तीय स्थिरता: बीमा कंपनियाँ बैंकों, पूँजी बाजारों, कराधान और सरकारी प्रतिभतूियों से जडु़ी होती हैं।

•	 बचत का सचंारण: जीवन बीमा कंपनियाँ प्रमखु संस्थागत निवेशक तथा दीर्घकालिक निधियों की प्रदाता होती हैं।

•	 जोखिम प्रबंधन: बीमा परिवारों, व्यवसायों और अवसंरचना को वित्तीय आघातों से सरुक्षा प्रदान करता ह।ै

•	 पूजँी निर्माण: बीमा निधियाँ सरकारी प्रतिभतूियों तथा अन्य अनमुोदित निवेशों में योगदान करती हैं।

•	 वित्तीय समावेशन: व्यापक बीमा कवरेज स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका संबंधी जोखिमों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता 
को कम कर सकता ह।ै

•	 आर थ्िक विकास: एक सदुृढ़ वित्तीय स्थिति वाला बीमा क्षेत्र उद्यमिता और उत्पादक निवेश को समर्थन प्रदान कर सकता 
ह।ै

प्रमुख कानून एवं वैधानिक प्रावधान

•	 बीमा अधिनियम, 1938: यह बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने वाला प्रमखु काननू ह,ै जिसमें पंजीकरण, व्यवसाय 
संचालन और पॉलिसीधारकों की सरुक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

•	 IRDAI अधिनियम, 1999: बीमा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए उदार बनाए जाने के बाद क्षेत्रीय नियामक के रूप में 
IRDAI की स्थापना के लिए यह अधिनियम बनाया गया।

•	 बीमा कानून (सशंोधन) अधिनियम, 2015: इसने नियामक ढाँच ेको सदुृढ़ किया तथा अनमुोदित विदशेी निवेश की 
अधिकतम सीमा में वदृ्धि की।
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•	 IRDAI EOM विनियम, 2024: व्यय नियंत्रण को तर्क संगत बनाया गया तथा अनेक उप-सीमाओ ंको एक समग्र ढाँच े
से प्रतिस्थापित किया गया।

•	 Ind AS एवं जोखिम-आधारित सॉल्वेंसी मानदडं: इनका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम आकलन और तलुनीयता 
को बेहतर बनाना ह।ै

बीमा वितरण में सधुार की आवश्यकता क्यों है?

•	 वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र के उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और बीमाकर्ताओ ं ने मध्यस्थों को अधिक भगुतान तथा 
आक्रामक मलू्य निर्धारण के माध्यम से व्यवसाय हासिल करना शरुू किया।

•	 कुछ मामलों में व्ययों को विपणन, प्रचार, यात्रा, मदु्रण या IT लागत के रूप में दर्ज किया गया, जिससे नियामक प्रतिबंधों 
की प्रभावशीलता कम होती ह।ै

•	 इसलिए मदु्दा केवल कमीशन की राशि तक सीमित नहीं ह,ै बल्कि यह भी महत्त्वपरू्ण ह ैकि पारिश्रमिक अडंरराइटिग संबंधी 
निर्णयों, उत्पाद मलू्य निर्धारण और जोखिम लेने के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता ह।ै

सबंंधित प्रमुख चिताए ँएवं मुद्दे

•	 आक्रामक मूल्य निर्धारण: उच्च अधिग्रहण लागत और कम प्रीमियम के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न 
हो सकती ह,ै जिसमें कीमतों को लगातार नीच ेरखने की प्रवतृ्ति बढ़ती ह।ै

	� IRDAI ने बीमाकर्ताओ ंको अग्नि बीमा पोर्टफोलियो में अत्यधिक छूट दनेे के विरुद्ध चतेावनी दी ह,ै जिसमें मानक 
दरों पर कथित रूप से 99% तक की छूट शामिल ह।ै

	� भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी जनू 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में तीन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा 
कंपनियों द्वारा सॉल्वेंसी संबंधी नियमों के निरंतर अनपुालन न किए जाने को रेखांकित किया।

	� लगातार कम मलू्य निर्धारण, विशषे रूप से समहू स्वास्थ्य बीमा में, तथा उच्च लागत के कारण वित्तीय दबाव और 
बढ़ गया ह।ै

•	 शासन सबंंधी अंतर: औपचारिक कॉरपोरेट प्रशासन नीतियों और कंपनियों की वास्तविक कार्यप्रणाली के बीच अतंर 
दिखाई दतेा ह।ै

	� बीमाकर्ता IRDAI को बोर्ड द्वारा अनमुोदित योजनाए ँप्रस्तुत करते हैं, कित ुअत्यधिक अधिग्रहण व्यय या प्रीमियम में 
भारी कटौती की स्थिति में आतंरिक नियंत्रण, उत्तरदायित्व और अनपुालन को लेकर प्रश्न उठते हैं।

•	 सकंें द्रण जोखिम: IBAI-McKinsey के विश्लेषण के अनसुार, 462 ब्रोकरों में से 10 ब्रोकर बाजार के 70% हिस्से को 
नियंत्रित करते हैं, जिससे बाजार संकें द्रण और सौदबेाजी की शक्ति को लेकर चितंाए ँउत्पन्न होती हैं।

•	 दावे एवं पारदर्शिता: पोर्टफोलियो-वार दावों, लंबित विवादों और काननूी कार्यवाहियों के सार्वजनिक प्रकटीकरण से मना 
करने के कारण बार-बार सामने आने वाले पैटर्न की पहचान करना कठिन हो सकता ह।ै इनका प्रकटीकरण क्षेत्र में विश्वास 
की कमी को दरू करने में सहायता कर सकता ह।ै

•	 सॉल्वेंसी एवं निवेश सबंंधी जोखिम: निरंतर घाटे जोखिम-संवेदनशील सॉल्वेंसी विनियमन की आवश्यकता को 
रेखांकित करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को पर्याप्त पूँजीगत सहायता प्राप्त होती ह।ै

	� केवल सकल निवेश स्टॉक की निगरानी करने के बजाय वदृ्धिशील निवेशों की निगरानी करने से बीमा कंपनियों के 
नकदी प्रवाह और निवेश योग्य अधिशषे की बेहतर समझ प्राप्त हो सकती ह।ै
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आगे की राह: डेटा-आधारित विनियमन

•	 मध्यस्थों के सबंंध में पारदर्शिता: बीमा कंपनियों को अप्रत्यक्ष भगुतानों सहित मध्यस्थों और उनके साझदेारों को किए 
गए भगुतानों की जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे संकें द्रण जोखिम की पहचान करने में सहायता मिलेगी।

•	 दावों में पारदर्शिता: पोर्टफोलियो स्तर पर अस्वीकृत और लंबित दावों का उनके मलू्य तथा काननूी स्थिति के साथ 
प्रकटीकरण करने से वर्तमान समस्याओ ंपर ध्यान आकर्षित किया जा सकता ह ैऔर उपभोक्ता विश्वास बढ़ाया जा सकता 
ह।ै

•	 बेहतर मूल्य निर्धारण सबंंधी सचूना: कॉरपोरेट संपत्ति और समहू स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रीमियम, दावों एवं 
मध्यस्थ व्ययों से संबंधित दीर्घकालिक आकँड़े नियामकों को बार-बार होने वाले कम मलू्य निर्धारण की पहचान करने में 
सहायता कर सकते हैं।

•	 निवेश प्रवाह की निगरानी: नियामकों को सकल निवेश, वदृ्धिशील निवेश और वार्षिक निवेश योग्य अधिशषे की 
निगरानी करनी चाहिए।

•	 एकीकृत नियामक समन्वय: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) IRDAI, RBI और SEBI के बीच 
सचूना के आदान-प्रदान को सगुम बना सकती ह।ै

	� बीमा कंपनियों और बैंकों/NBFCs के बीच भगुतानों, सार्वजनिक निर्गम संबंधी प्रकटीकरण तथा परस्पर संबद्ध 
वित्तीय जोखिमों के माध्यम से नियामकीय मध्यस्थता की पहचान की जा सकती ह।ै

निष्कर्ष

•	 भारत का बीमा क्षेत्र ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा ह,ै जहाँ विकास की मात्रा के साथ-साथ विकास की गणुवत्ता भी समान 
रूप से महत्त्वपरू्ण ह।ै

•	 सधुारों की आगामी पीढ़ी में पारदर्शी मध्यस्थ पारिश्रमिक, दावों के बेहतर प्रकटीकरण, जोखिम-संवेदनशील सॉल्वेंसी 
मानदडं, सदुृढ़ कॉरपोरेट प्रशासन और डेटा-आधारित पर्यवेक्षण का समावेश होना चाहिए।

•	 उद्देश्य केवल बीमा की पहुचँ का विस्तार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बीमा बाजार विकसित करना होना चाहिए, 
जिसमें उचित मलू्य निर्धारण, सतत अडंरराइटिग, उपभोक्ता विश्वास और वित्तीय सदुृढ़ता सनुिश्चित हो।

•	 ऐसे सधुार भारत के दीर्घकालिक निवेश, सामाजिक सरुक्षा और आर थ्िक विकास के उद्देश्यों में बीमा क्षेत्र के अधिक प्रभावी 
योगदान को संभव बना सकते हैं।

स्रोत: BL

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न:� भारत की बीमा वितरण प्रणाली के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा इसके नियामक ढाँचे को सदुृढ़ 
करने के उपाय सझुाइए। 


